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डॉ अनिर ब्ान गांगुली

चयेरमनै - डॉ श्यामा प्रसाद मखुर्जी रिसर्च फाउंडेशन, 

नई दिल्ली

भूमिका
किसान, कृषि और इससे जड़ुी गतिविधियाँ हमशेा से भारत के सामाजिक-सांस्कृति क जीवन और अर्थव्यवस्था की 

प्रमखु घटक रही हैं. पिछले दस वर्षों में प्रधानमतं्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘बीज से बाजार तक’ के दृष्टिकोण पर आधारित 
मार्गदर्शन से भारतीय कृषि को नई गति मिली ह.ै 

सरकार ने किसानों को धनराशि का सनुिश्चित नकद हस्तांतरण करत हुए पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 
उनकी आय को समर्थन दिया ह.ै प्रत्यक्ष नकद धनराशि अतंरण के जरिए किसानों को प्रति वर्ष 6 हजार रूपए प्रदान किए 
जाते हैं. नियमित किश्त के माध्यम से प्राप्त होने वाली इस परूक आय ने बिचौलियों की भमूिका को ख़त्म कर दिया ह ै
तथा छोटे और सीमान्त किसानों को भी बेहतर गणुवत्ता के इनपटु खरीदने, अपनी भमूि की उत्पादकता में सधुार करने 
और अपनी आय बढ़ाने के प्रति सक्षम बनाया ह.ै 

कृषि से जड़ेु जोखिमों के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए सरकार ने प्रधानमतं्री फसल बीमा योजना की शरुुआत की, 
जो कि एक कृषि बीमा प्रणाली ह ैतथा बेमौसम बारिश, कीट क्षति, फसल कटाई होने के बाद होने वाले नकुसान आदि 
कारकों के खिलाफ किसानों को सरुक्षा प्रदान करती ह.ै इसी तरह प्रधानमतं्री कृषि सिंचाई योजना ने सिंचाई कवरेज का 
विस्तार किया ह.ै 

परिणाम सभी के सामने ह,ै 2021-22 की कोविड अवधि के दौरान भारत के खाद्यान उत्पादन ने एक नया रिकार्ड 
बनाया. बागवानी क्षेत्र हो, मत्स्य क्षेत्र हो, पशधुन हो, जलीय कृषि हो,  सभी क्षेत्रों में तेज वदृ्धि दखेी जा रही ह.ै आठ 
करोड़ से अधिक किसानों को रोजगार दनेे वाला डेयरी क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन कर रहा ह.ै भारत विश्व स्तर पर दगु्ध उत्पादन 
में प्रथम, अडंा उत्पादन में ततृीय स्थान पर ह.ै 

संयकु्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को अन्तर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया. प्रधानमतं्री स्वयं कहत भी हैं कि मोटे 
अनाज उपभोक्ता, किसान और जलवाय ुके लिए अच्छे हैं. 2014 से प्रधानमतं्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्राथमिकता भारतीय 
कृषि का आधनुिकीकरण करने की रही ह.ै इसे स्मार्ट खतेी की ओर आगे बढ़ते हुए लगातार बदलाव करने की दिशा 
में सकारात्मक सधुार किए जा रह ेहैं. 

सरकार द्वारा जारी किए गए मदृा स्वास्थ्य कार्डों के उपयोग से किसानों को विभिन्न इनपटु का कुशल उपयोग करने 
और उनकी उपज को अधिकतम करने में मदद मिली ह.ै राष्ट्रीय प्राकृतिक खतेी मिशन जैसे कई कार्यक्रमों जो रसायन 
मकु्त और जलवाय ुस्मार्ट कृषि को बढ़ावा दतेे हैं के माध्यम से छोटे किसानों को प्राकृतिक और जैविक खतेी अपनाने 
के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा ह.ै 

पिछले दस वर्षों में भारतीय कृषि क्षेत्र से जड़ुी परूी व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन दखेा गया ह,ै जिसने इसे आधनुिक, 
वैज्ञानिक और समदृ्ध बनाया ह.ै कृषि से जड़ेु महत्वपरू्ण परिवर्तनों को सकू्ष्म रूप से इस ई-पसु्तिका में संकलित किया 
गया ह.ै 
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कृषि - परिवर्तन केकृषि - परिवर्तन के
दस वर्षदस वर्ष
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दशे के किसान जिन्हें अक्सर ‘अन्नदाता’ के रूप में जाना जाता ह,ै उनकी ताकत और जीवटता का संबंध राष्ट्र 
के समग्र सशक्तिकरण और समदृ्धि से जडु़ा हुआ ह।ै समाज के इस महत्वपरू्ण वर्ग के उत्थान के लिए भारत सरकार 
के ईमानदार प्रयासों की सराहना और मान्यता जरूरी ह।ै भारत जैसी तेजी से आगे बढ़ रही अर्थव्यवस्था में उद्योगों 
और डिजिटल इफं्रास्ट्रक्चर के परिवर्तन के साथ-साथ कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन भी उतना ही महत्वपरू्ण ह।ै  

आज परेू दशे में किसान आर्थिक सरुक्षा और आत्मविश्वास की नई भावना का अनभुव कर रह ेहैं।

•	 सरकार का किसान-कें द्रित दृष्टिकोण दिखाता ह ै कि 2007-14 के दौरान कृषि के लिए निर्धारित बजट 
1.37 लाख करोड़ से 5 गनुा बढ़कर 2014-25 के दौरान ₹7.27 लाख करोड़ हो गया।

•	 प्रधानमतं्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) किसान नामांकन के मामल में दनुिया की सबसे बड़ी 
फसल बीमा योजना बन गई ह।ै साथ ही बीमा प्रीमियम के मामल में यह दनुिया की तीसरी सबसे बड़ी 
योजना ह।ै

•	 खतेों के निकट बनुियादी ढांचा का विकसित होना किसानों के कल्याण के लिए महत्वपरू्ण ह।ै कृषि 
अवसंरचना कोष की स्थापना के बाद से 48,352 परियोजनाओ ंके लिए 35,262 करोड़ रुपये स्वीकृत 
किए गए हैं। 

•	 एआईएफ के तहत स्वीकृत प्रमखु परियोजनाओ ंमें 11,165 वेयरहाउस, 10,307 प्राथमिक प्रसंस्करण 
इकाइयां, 10,948 कस्टम हायरिंग सेंटर, 2,420 सार्टिंग और ग्रेडिग इकाइयां, 1,486 कोल्ड स्टोर 
परियोजनाए,ं 169 परख इकाइयां और लगभग 11,857 अन्य प्रकार की फसल कटाई के बाद की प्रबंधन 
परियोजनाए ंऔर सामदुायिक कृषि परिसंपत्तियां शामिल हैं।

•	 ऐतिहासिक एमएसपी वदृ्धि की घोषणा की गई, जहां पहली बार सभी 22 फसलों का न्यूनतम समर्थन मलू्य 
लागत से न्यूनतम 50 प्रतिशत अधिक निर्धारित किया गया।

•	 मदृा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को उनकी मिट्टी की पोषक स्थिति और उसकी संरचना की जानकारी प्रदान 
करत हैं। 19 दिसंबर 2023 तक किसानों को 23.58 करोड़ मदृा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चकेु हैं।

•	 शत-प्रतिशत नीम लेपित यरूिया की शरुुआत की गई। पिछले 10 वर्षों में यरूिया उत्पादन जो 2014 में 225 
लाख मीट्रिक टन था, यह बढ़कर 310 लाख मीट्रिक टन हो गया ह।ै

•	 परंपरागत कृषि विकास योजना के शभुारंभ के बाद 2015-16 से 31. जनवरी 2024 तक कुल 1980.88 
करोड़ रुपये का फंड जारी किया गया। इस योजना के तहत 37,364 क्लस्टर (प्रत्येक 20 हके्टेयर) बनाए 
गए, 8.13 लाख हके्टेयर क्षेत्र (एलएसी सहित) कवर किया गया ह ैऔर 16.19 लाख किसान लाभान्वित 
हुए हैं।

•	 एफपीओ को बढ़ावा- 31 जनवरी 2024 तक 7,950 एफपीओ पंजीकृत हो चकेु हैं। 3,183 एफपीओ को 
142.6 करोड़ रुपये का इक्विटी अनदुान जारी किया गया ह।ै 1,101 एफपीओ को 246.0 करोड़ रुपये का 
क्रेडिट  गारंटी कवर जारी किया गया।

•	 कृषि यंत्रीकरण- 2014-15 से दिसंबर, 2023 की अवधि के दौरान कृषि यंत्रीकरण के लिए 6405.55 
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करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई ह।ै कृषि मशीनीकरण संबंधी उप-मिशन (एसएमएएम) के फंड से 
अब तक 141.41 करोड़ रुपये की धनराशि किसान ड्रोन प्रोत्साहन के लिए जारी की जा चकुी ह।ै इसमें 
79070 हके्टेयर भमूि में डिमॉस्ट्रेशन के लिए 317 ड्रोन की खरीद की गई। साथ ही किसानों को सब्सिडी 
पर 527 ड्रोन की आपरू्ति की गई।

•	 31 जनवरी 2024 तक 1.77 करोड़ किसान और 2.53 लाख व्यापारी ई-नाम पोर्टल पर पंजीकृत हो चकेु 
हैं।

•	 किसान रेल की शरुुआत- 28 फरवरी 2023 तक 167 मार्गों पर 2359 सेवाए ंसंचालित की जा चकुी हैं।

अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में किसानों के अमलू्य योगदान को पहचानते हुए भारत सरकार ने कई नीतियों 
और योजनाओ ंके माध्यम से सहायता को बढ़ाया ह।ै ये नीतियां किसानों को महत्वपरू्ण वित्तीय सहायता प्रदान 
करती हैं, उनकी कठिनाइयों को कम करती हैं। इसके साथ ही उन्हें दशे के कल्याण में योगदान करने और अपने 
परिवार का भरण-पोषण करने में सक्षम बनाती हैं।

कृषि का आर थ्िक प्रभाव: राष्ट्र के भविष्य आकार देना

कृषि क्षेत्र जिसका वित्त वर्ष 2024 में भारत के जीवीए का 18 प्रतिशत हिस्सा होने का अनमुान ह,ै दशे की 
अर्थव्यवस्था का आधार ह।ै वैश्विक स्वास्थ्य संकट और जलवाय ुपरिस्थितियों में परिवर्तनशीलता से उत्पन्न 
चनुौतियों के बावजदू इस क्षेत्र ने उल्लेखनीय दृढ़ता और मजबतूी का प्रदर्शन किया ह।ै इससे भारत के आर्थिक 
सधुार और विकास में महत्वपरू्ण योगदान मिला ह।ै

वित्त वर्ष 23 के लिए कुल खाद्यान्न उत्पादन 329.7 मिलियन टन था, जो पिछले वर्ष की तलुना में 14.1 
मिलियन टन अधिक ह।ै वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2023 में प्रति वर्ष औसत खाद्यान्न उत्पादन 289 मिलियन 
टन था, जबकि वित्त वर्ष 2005 से वित्त वर्ष 2014 में यह 233 मिलियन टन था। चावल, गेहू,ं दालें, पोषक/मोटे 
अनाज और तिलहन के उत्पादन में रिकॉर्ड वदृ्धि दखेी गई। भारत का वैश्विक प्रभतु्व कृषि वस्तुओ ंतक फैला हुआ 
ह,ै जिससे यह दनुिया भर में दधू, दालों और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया ह।ै

इसके अतिरिक्त भारत फलों, सब्जियों, चाय, मछली, गन्ना, गेहू,ं चावल, कपास और चीनी का दसूरा सबसे 
बड़ा उत्पादक ह।ै बागवानी उत्पादन 355.25 मिलियन टन था जो भारतीय बागवानी के लिए अब तक का सबसे 
अधिक (तीसरे अग्रिम अनमुान के अनसुार) ह।ै

बेहतर प्रदर्शन कृषि निर्यात में भारी उछाल के रूप में भी दिखता ह,ै जो वित्त वर्ष 2023 में 4.2 लाख करोड़ रुपये 
तक पहुचं गया ह,ै जो पिछले वर्ष के रिकॉर्ड को पार कर गया ह।ै अवसरों और उचित नीति निर्धारण को दखेते 
हुए भारत के किसानों ने शषे विश्व की खाद्य मांगों को परूा करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया ह।ै भविष्य 
में और भी बेहतर संभावनाए ंहैं।
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किसानों को सशक्त बनाना : अभूतपूर्व पहल और प्रयास

प्रधानमतं्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई), प्रधानमतं्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) और 
प्रधानमतं्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) जैसी नीतिगत पहल किसानों को वित्तीय और आय सहायता 
प्रदान करने में महत्वपरू्ण भमूिका निभा रही हैं। सरकार ने दशे की कृषि नीति और योजनाओ ंमें 10 करोड़ से 
ज्यादा छोटे किसानों को प्राथमिकता दी ह।ै

पीएम-किसान सम्मान योजना के तहत हर साल सीमांत और छोटे किसानों सहित 11.8 करोड़ किसानों को 
सीधी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती ह।ै योजना के तहत किसानों को अब तक 2.80 लाख हजार करोड़ रुपये 
से ज्यादा की राशि मिल चकुी ह।ै

साथ ही प्रधानमतं्री फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा दिया जाता ह।ै यह व्यापक 
फसल बीमा पॉलिसी यह सनुिश्चित करती ह ैकि किसानों को गैर-रोकथाम योग्य प्राकृतिक कारणों से सरुक्षा मिले। 
उनकी आजीविका सरुक्षित रह ेऔर अप्रत्याशित आपदाओ ंकी स्थिति में वित्तीय बर्बादी को रोका जा सके। इस 
योजना के तहत किसानों ने 30 हजार करोड़ रुपये का प्रीमियम जमा किया। इसके बदले में उन्हें 1.5 लाख करोड़ 
रुपये का क्लेम मिला ह।ै सरकार पीएम-केएमवाई के तहत नामांकित 23.4 लाख छोटे और सीमांत किसानों को 
पेंशन लाभ भी प्रदान करती ह।ै  पिछले 10 वर्षों में किसानों के लिए बैंकों से आसान ऋण में तीन गनुा वदृ्धि हुई 
ह।ै इस तरह की पहल और योजनाओ ंव अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार दशे व दनुिया के लिए अनाज पैदा 
करने में ‘अन्नदाता’ की सहायता कर रही हैं।

किसानों को सस्ती कीमत पर खाद उपलब्ध कराने के लिए 10 साल में 11 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च 
किए जा चकेु हैं। सरकार ने 1.75 लाख से अधिक प्रधानमतं्री किसान समदृ्धि कें द्र स्थापित किए हैं। अब तक 
लगभग 8,000 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) बनाए जा चकेु हैं।

भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र के विकास और 
मजबतूी को बढ़ावा दनेे के लिए कई रणनीतिक 
उपाय लाग ूकिए हैं। उल्लेखनीय पहल के तहत 
22 खरीफ और रबी फसलों के लिए न्यूनतम 
समर्थन मलू्य (एमएसपी) में लगातार वदृ्धि की 
गई।

पिछले 10 वर्षों में किसानों को धान और गेहू ं
की फसल के लिए एमएसपी (न्यूनतम समर्थन 
मलू्य) के रूप में लगभग 18 लाख करोड़ रुपये 
मिले हैं। धान और गेहू ं की फसल के लिए 
एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मलू्य) के रूप में 18 
लाख करोड़ दिए गए। यह 2014 से पहल के 10 
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वर्षों की तलुना में 2.5 गनुा अधिक ह।ै पहल तिलहन और दलहन फसलों की सरकारी खरीद न के बराबर होती 
थी। पिछले दशक में तिलहन और दलहन उत्पादक किसानों को एमएसपी के रूप में 1.25 लाख करोड़ रुपये से 
ज्यादा मिले हैं।

कृषि वर्ष 2018-19 के बाद से सरकार ने एमएसपी के तहत कवर की गई प्रत्येक फसल के लिए अखिल 
भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत मार्जिन सनुिश्चित किया ह।ै इस मलू्य समर्थन का 
उद्देश्य भारत की आयात निर्भरता को कम करना और दालों, तेल और व्यावसायिक फसलों के प्रति विविधीकरण 
को बढ़ावा दनेा ह।ै 2023-24 में मसरू के लिए एमएसपी में सबसे अधिक वदृ्धि ₹425 प्रति क्विंटल की गई। इसके 
बाद सफेद सरसों (रेपसीड) और सरसों के लिए ₹200 प्रति क्विंटल को मजंरूी दी गई।

आर्थिक रूप से कमजोर आबादी के लिए खाद्य सरुक्षा सनुिश्चित करना सरकारी नीतियों की आधारशिला ह।ै 
खाद्यान्नों की समय पर ठीक तरह से खरीद और वितरण सर्वोपरि ह।ै एमएसपी संचालन के तहत 19 जनू, 2023 
तक कें द्रीय पलू के लिए 830 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) से अधिक धान की खरीद की गई ह।ै 2022-23 
के खरीफ विपणन सीजन के लिए चल रह ेधान खरीद कार्यों से 1.2 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ हुआ 
ह।ै 1.7 लाख करोड़ रुपये का एमएसपी सीध ेउनके खातों में हस्तांतरित किया गया ह।ै चाल ूसीजन में 19 जनू 
2023 तक गेहू ंकी खरीद पिछले साल की कुल खरीद 74 लाख मीट्रिक टन से अधिक होकर 262 लाख मीट्रिक 
टन तक पहुचं गई ह।ै इसके अलावा किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मलू्य सनुिश्चित करने के लिए, 
सरकार ने 2018 में प्रधानमतं्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना शरुू की।

उत्पादकता में सधुार और उत्पादन प्रक्रिया की प्रभावशीलता बढ़ाने पर ध्यान दनेे के साथ कृषि अवसंरचना 
निधि (एआईएफ) और प्रधानमतं्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के माध्यम से फसल के बाद के 
बनुियादी ढांच ेके निवेश में वदृ्धि पर ध्यान कें द्रित किया गया। प्रधानमतं्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई-
पीडीएमसी) के प्रति बूंद अधिक फसल घटक जैसी टिकाऊ कृषि विधाओ ंको अपनाने और कृषि को बदलने के 
लिए प्राकृतिक खतेी को बढ़ावा दनेे पर जोर दिया गया ह,ै जो इसे और अधिक मजबतू बना रहा ह।ै

प्रधानमतं्री किसान संपदा योजना से 38 लाख किसानों को लाभ हुआ ह ैऔर 10 लाख रोजगार के अवसर 
सजृित हुए हैं। प्रधानमतं्री सकू्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना ने 2.4 लाख एसएचजी और 
साठ हजार व्यक्तियों को क्रेडिट  लिंकेज से सहायता प्रदान की ह।ै अन्य योजनाए ंफसल कटाई के बाद के नकुसान 
को कम करने और उत्पादकता और आय में सधुार के प्रयासों को परूक बना रही हैं।

भविष्य की खेती: एग्रीटेक क्रांति

सरकार ने उत्पादकता को बढ़ावा दनेे के लिए डिजिटल समावेशन और मशीनीकरण को सक्रिय रूप से बढ़ावा 
दिया ह।ै 2016 में डिजिटल प्लेटफॉर्म ई-एनएएम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) के लॉन्च ने कृषि उपज विपणन समितियों 
(एपीएमसी) मडंियों के एकीकरण की सवुिधा दी ह ै और किसानों, किसान-उत्पादक संगठनों (एफपीओ), 
खरीदारों और व्यापारियों को बहुआयामी लाभ प्रदान किया ह।ै ई-नाम प्लेटफॉर्म से जडु़े बाजारों की संख्या 
2016 में 250 से बढ़कर 2023 में 1,389 हो गई ह।ै इससे 209 कृषि और बागवानी वस्तुओ ंके ऑनलाइन 
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व्यापार की सवुिधा मिल गई ह।ै

इस प्लेटफॉर्म पर 1.8 करोड़ से अधिक किसानों और 2.5 लाख व्यापारियों का पंजीकरण हुआ ह,ै जो पारदर्शी 
मलू्य खोज प्रणाली और ऑनलाइन भगुतान सवुिधा के माध्यम से बाजार के अवसरों को बढ़ावा दतेा ह।ै इसके 
अलावा इस प्लेटफॉर्म पर व्यापार का मलू्य अगस्त 2017 में 0.3 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर नवंबर 2023 में 
3 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया।

प्रौद्योगिकी अपनाने पर सरकार ने बल दिया ह।ै सरकार के प्रयासों से स्प्ष्ट ह ै कि किसानों के लिए ड्रोन 
प्रौद्योगिकी को किफायती बनाया गया। किसानों के खतेों में डिमॉस्ट्रेशन के लिए ड्रोन लागत और आकस्मिक 
व्यय का शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती ह।ै इसके अलावा सरकार प्राथमिक कृषि ऋण समितियों 
(पीएसीएस) को कम्प्यूटरीकृत करके सहकारी आदंोलन को मजबतू करने के लिए कदम उठा रही ह।ै एकल 
राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर नेटवर्क  के माध्यम से नाबार्ड के साथ 62,318 कार्यात्मक पैक्स का जडु़ाव ग्रामीण क्षेत्रों में 
ऋण वितरण प्रणालियों में सधुार की प्रतिबद्धता को दिखाता ह।ै  

सरकार ने प्रभावी योजना, निगरानी, नीति-निर्माण, रणनीति निर्माण और योजनाओ ंके कार्यान्वयन के लिए एक 
संघीय संरचना, एग्रीस्टैक भी बनाया ह।ै सामहूिक रूप से ये पहल किसानों को कम लागत और उच्च सवुिधा पर 
गणुवत्तापरू्ण इनपटु, समय पर जानकारी, ऋण, बीमा और बाजार के अवसरों तक पहुचं बढ़ाने में योगदान दतेी हैं।

किसानों को सशक्त बनाने पर जोर : बाजार-उन्मुख पहल और प्रयास

सरकार ने पहली बार दशे में कृषि निर्यात नीति बनाई ह।ै इससे कृषि निर्यात 4 लाख करोड़ रुपये तक पहुचं 
गया ह।ै सरकार कृषि क्षेत्र में सहकारिता को बढ़ावा द ेरही ह।ै इसलिए दशे में पहली बार सहकारिता मतं्रालय की 
स्थापना की गई ह।ै सहकारी क्षेत्र में दनुिया की सबसे बड़ी अनाज भडंारण योजना शरुू की गई ह।ै जिन गांवों में 
सहकारी समितियां नहीं हैं, वहां 2 लाख समितियां स्थापित की जा रही हैं।

इस क्षेत्र की तीव्र वदृ्धि सनुिश्चित करने के लिए सरकार एकत्रीकरण, आधनुिक भडंारण, कुशल आपरू्ति श्रृंखला, 
प्राथमिक और माध्यमिक प्रसंस्करण एवं विपणन व ब्रांडिग सहित फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में निजी 
और सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा दगेी।

कृषि सहक्रियाओ ंका बढ़ावा देना : सबंद्ध क्षेत्रों को सशक्त बनाना

मछुआरों की सहायता के महत्व को समझते हुए 2019 में मत्स्यपालन के लिए एक अलग विभाग स्थापित 
किया गया था। इसके परिणामस्वरूप अतंर्देशीय और जलीय कृषि उत्पादन दोगनुा हो गया ह।ै मत्स्यपालन क्षेत्र 
में 38 हजार करोड़ रुपये से अधिक की योजनाए ंक्रियान्वित की जा रही हैं, जिससे पिछले दस वर्षों में मछली 
उत्पादन 95 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 175 लाख मीट्रिक टन यानी लगभग दोगनुा हो गया ह।ै अतंर्देशीय मत्स्य 
उत्पादन 61 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 131 लाख मीट्रिक टन हो गया ह।ै मत्स्यपालन क्षेत्र में निर्यात दोगनुा से 
भी ज्यादा यानी 30 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 64 हजार करोड़ रुपये हो गया ह।ै
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प्रधानमतं्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के क्रियान्वयन को मत्स्य क्षेत्र से जडु़े सहयोगी क्षेत्रों को 
अधिकार संपन्न बनाने की दृष्टि से आगे बढ़ाया जाएगा ताकि जलीय कृषि उत्पादकता को मौजदूा 3 से 5 टन 
प्रति हके्टेयर तक बढ़ाया जा सके, निर्यात को दोगनुा करके 1 लाख करोड़ रुपये करने और निकट भविष्य में 
55 लाख रोजगार के अवसर सजृित किए जा सकें । साथ ही पांच एकीकृत एक्वॉपार्क  भी स्थापित किए जाएगंे।

दशे में पहली बार पशपुालकों और मछुआरों को किसान क्रेडिट  कार्ड का लाभ दिया गया ह।ै पिछले दशक में 
प्रति व्यक्ति दधू की उपलब्धता 40 प्रतिशत बढ़ी ह।ै पशओु ंको खरुपका-मुहंपका रोग से बचाने के लिए पहला 
निःशलु्क टीकाकरण अभियान चल रहा ह।ै अब तक चार चरणों में 50 करोड़ से ज्यादा खरुाकें  जानवरों को 
दी जा चकुी हैं।

भावी परियोजनाएं

•	 नैनो डीएपी : नैनो यरूिया को सफलतापरू्वक अपनाने के बाद सभी कृषि-जलवाय ुक्षेत्रों में विभिन्न फसलों 
पर नैनो डीएपी के इस्तेमाल का विस्तार किया जाएगा।

•	 आत्मनिर्भर तेल बीज अभियान : 2022 में घोषित पहल के आधार पर सरसों, मूगंफली, तिल, 
सोयाबीन और सरूजमखुी जैसे तिलहनों के लिए ‘आत्मनिर्भरता’ हासिल करने के लिए एक रणनीति 
तैयार की जाएगी। इसमें अधिक उपज दनेे वाली किस्मों के लिए अनसुंधान, आधनुिक कृषि तकनीकों को 
व्यापक रूप से अपनाना, बाजार संपर्क , खरीद, मलू्य संवर्धन और फसल बीमा शामिल होंगे।

•	 डेयरी विकास : डेयरी किसानों की सहायता के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। खरुपका-
मुहंपका रोग पर नियंत्रण के लिए पहल से ही प्रयास जारी हैं। भारत दनुिया का सबसे बड़ा दगु्ध उत्पादक ह ै
लेकिन दधुारू पशओु ंकी उत्पादकता कम ह।ै यह कार्यक्रम राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय पशधुन मिशन 
और डेयरी प्रसंस्करण और पशपुालन के लिए बनुियादी ढांचा विकास निधि जैसी मौजदूा योजनाओ ंकी 
सफलता पर बनाया जाएगा।

कृषि क्षेत्र ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया ह।ै विविध और पौष्टिक खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांगों को परूा 
करने के लिए कृषि कार्यप्रणालियों में निरतर नवाचार, फसल की विविधता में सधुार और प्रौद्योगिकी को 
अपनाना आवश्यक ह।ै इसके अलावा नीतिगत स्थिरता और निरतरता जो किसानों के लिए बाजार और 
उत्पादन विकल्पों का विस्तार करती ह।ै यह एक ही समय में बड़े पर्यावरणीय और पारिस्थितिक महत्व और 
दशे में प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता और मांग को बनाए रखती ह।ै यह किसानों को नई तकनीकी और 
विधाओ ंको अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने में उपयोगी होगी।
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2014 से जब से नरेंद्र मोदी की कें द्र में सरकार आई ह ैतब से गरीबों, यवुाओ ंऔर महिलाओ ंके साथ-साथ 
अन्नदाता यानी किसान का कैसे विकास हो ये कें द्र सरकार के मखु्य एजेंडे में ह.ै किसानों के ज़ीवन में कैसे 
बेहतरी आए, इसके लिए लगातार मोदी सरकार प्रतिबद्ध दिखती ह.ै किसानों के कल्याण पर फोकस करत हुए 
कें द्र सरकार लगातार कार्यक्रम और नीतियां बना रही ह.ै प्रधानमतं्री नरेंद्र मोदी के नेततृ्व में कई योजनाए ंलाग ू
की हैं, जिनका उद्देश्य वित्तीय सरुक्षा, कौशल विकास, बाजार पहुचं और टिकाऊ कृषि पद्धतियां प्रदान करके 
किसानों के जीवन में सधुार करना ह.ै

मोदी सरकार के 10 योजनाओ ंऔर उनके नीतियों के जरिये जानते ह ैकि किसानों के कल्याण के लिए सरकार 
कितनी प्रतिबद्ध ह.ै

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)

2019 में शरुू की गई पीएम-किसान एक आय सहायता योजना ह ैजो छोटे और सीमांत किसानों की सहायता 
के लिए बनाई गई ह.ै इस योजना के तहत पात्र किसानों को तीन समान किस्तों में सालाना 6,000 रुपये की सीधी 
वित्तीय सहायता मिलती ह.ै इस योजना से उनकी आय में उल्लेखनीय वदृ्धि हुई ह ैऔर उनके जीवन की गणुवत्ता 
में सधुार हुआ ह.ै पीएम-किसान सम्मान योजना के तहत, सीमांत और छोटे किसानों सहित 11.8 करोड़ किसानों 
को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती ह.ै

किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध है किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध है 
मोदी सरकार 

- अनूप कुमार
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न्यूनतम समर्थन मूल्य

भारत सरकार कृषि लागत और मलू्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों, राज्य सरकारों और संबंधित कें द्रीय 
मतं्रालयों/विभागों के विचारों के आधार पर 22 अनिवार्य कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मलू्य (एमएसपी) 
तय करती ह.ै सरकार ने 2018-19 के अपने कें द्रीय बजट में एमएसपी को उत्पादन लागत के डेढ़ गनुा के स्तर 
पर रखने के परू्व-निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की थी. इसके मतुाबिक, सभी अनिवार्य फसलों, खरीफ, रबी और 
अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी को कृषि वर्ष 2018-19 से अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन 
लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत के रिटर्न के साथ बढ़ाया गया ह.ै पिछले 10 वर्षों में किसानों को धान और 
गेहू ंकी फसल के लिए एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मलू्य) के रूप में लगभग 18 लाख करोड़ रुपये मिले हैं. ¬ यह 
2014 से पहल के 10 वर्षों की तलुना में 2.5 गनुा अधिक ह.ै पिछले दशक में तिलहन और दलहन उत्पादक 
किसानों को एमएसपी के रूप में सवा लाख करोड़ रुपये से ज्यादा मिले हैं.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)

2016 में शरुू की गई, पीएमएफबीवाई किसानों को किफायती प्रीमियम पर व्यापक फसल बीमा कवरेज प्रदान 
करती ह.ै यह प्राकृतिक आपदाओ,ं कीटों या बीमारियों से होने वाले फसल नकुसान के लिए समय पर मआुवजा 
सनुिश्चित करता ह.ै इस योजना से लाखों किसानों को वित्तीय सरुक्षा और स्थिरता मिली ह,ै उनकी आजीविका 
सरुक्षित हुई ह.ै पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा दिया जाता ह.ै

सॉइल हेल्थ कार्ड योजना

2015 में शरुू की गई, सॉइल हले्थ कार्ड योजना किसानों को व्यक्तिगत सोयल हले्थ रिपोर्ट प्रदान करती ह,ै 
जो मिट्टी के पोषक तत्वों पर मलू्यवान अतंर्दृष्टि और संतलुित उर्वरक के लिए सिफारिशें प्रदान करती ह.ै उचित 
सॉइल प्रबंधन प्रथाओ ंको बढ़ावा दकेर, इस योजना ने पैदावार को अनकूुलित किया ह,ै इनपटु लागत को कम 
किया ह ैऔर कृषि भमूि में मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाया ह.ै 2014-15 से, दशे भर में कुल 8272 सॉइल परीक्षण 
प्रयोगशालाए ँस्थापित की गई हैं. अब तक किसानों को 23.58 करोड़ मदृा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये जा 
चकेु हैं.

e-NAM (इलेक्ट्रॉनिक – राष्ट्रीय कृषि बाजार)

2016 में लॉन्च किया गया, e-NAM एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिग पोर्टल ह ैजो परेू भारत में कृषि बाजारों को 
एकीकृत करता ह.ै यह किसानों को अपनी उपज ऑनलाइन बेचने, प्रतिस्पर्धी कीमतों की खोज करने और 
दशे भर के खरीदारों से जडु़ने में सक्षम बनाता ह.ै इस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने कृषि व्यापार में क्रांति ला दी ह,ै 
बिचौलियों को खत्म कर दिया ह,ै पारदर्शिता सनुिश्चित की ह ैऔर किसानों को उचित बाजार पहुचं प्रदान की ह.ै 
eNAM ने 1361 मडंियों को एकीकृत किया ह,ै और 1.8 करोड़ किसानों को 3 लाख करोड़ रुपये की ट्रेडिग 
मात्रा के साथ सेवाए ंप्रदान कर रहा ह.ै अब तक लगभग 8,000 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) बनाए 
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जा चकेु हैं.

प्रधानमंत्री किसान समृद्धि कें द्र

अगस्त 2022 के दौरान शरुू की गई उर्वरक विभाग की एक पहल ह.ै एक ही छत के नीच ेउचित मलू्य पर उर्वरक, 
बीज, कीटनाशक जैसे गणुवत्तापरू्ण कृषि इनपटु प्रदान करत हैं. यह मदृा परीक्षण सेवाए ंभी प्रदान करता ह ैऔर 
किसानों को उनकी कृषि प्रथाओ ंऔर उपज में सधुार के लिए सलाहकार सेवाए ंप्रदान करता ह.ै अब तक सरकार 
1.75 लाख से अधिक प्रधानमतं्री किसान समदृ्धि कें द्र स्थापित कर चकुी ह.ै

प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना

एक व्यापक योजना ह ैजिसमें मगेा फूड पार्क , एकीकृत कोल्ड चने और मलू्य संवर्धन अवसंरचना, खाद्य सरुक्षा 
और गणुवत्ता आश्वासन अवसंरचना इत्यादि जैसी मतं्रालय की चल रही योजनाए ंशामिल हैं. सम्पदा का अर्थ यहां 
‘कृषि-समदु्री प्रसंस्करण और विकास योजना’ ह.ै कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टरों की प्रधानमतं्री किसान संपदा योजना 
से 38 लाख किसानों को लाभ हुआ ह ैऔर 10 लाख रोजगार पैदा हुए हैं. सरकार एकत्रीकरण, आधनुिक भडंारण, 
कुशल आपरू्ति श्रृंखला, प्राथमिक और माध्यमिक प्रसंस्करण और विपणन और ब्रांडिग सहित फसल कटाई के 
बाद की गतिविधियों में निजी और सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा द ेरही ह.ै

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

2015 में शरुू की गई, पीएमकेवीवाई का उद्देश्य किसानों और ग्रामीण यवुाओ ंको कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना 
ह.ै राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा कार्यान्वित, इस योजना ने 40 मिलियन से अधिक किसानों 
और ग्रामीण यवुाओ ंको आवश्यक कृषि कौशल से लैस करके, उत्पादकता में सधुार और रोजगार के अवसर पैदा 
करके उन्हें सशक्त बनाया ह.ै

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

रुपये के अनमुानित निवेश पर भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास के माध्यम से नीली 
क्रांति लाने की एक योजना ह.ै मछुआरों के कल्याण सहित मत्स्य पालन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कें द्र सरकार 
ने 20050 करोड़ रुपये का निवेश किया ह.ै जिससे मछुआरे के जीवन में बड़ा सधुार आया ह.ै

डेयरी विकास और पशपुालन के लिए योजनाएं
भारत दनुिया का सबसे बड़ा दधू उत्पादक ह ैलेकिन दधुारू पशओु ंकी उत्पादकता कम ह.ै यह कार्यक्रम राष्ट्रीय 

गोकुल मिशन, राष्ट्रीय पशधुन मिशन और डेयरी प्रसंस्करण और पशपुालन जैसे मौजदूा योजनाओ ंको सशक्त 
करने के लिए बनाया गया ह.ै

(लेखक न य्ूज़ 18 से जुड़े हैं. प्रस त्ुत विचार लेखक के निजी हैं)
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प्रधानमतं्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात का जिक्र करत रह ेहैं कि उनके लिए जातियां सिर्फ  चार हैं, गरीब, 
किसान, महिला और यवुा। इनके सशक्तिकरण के लिए वह हमशेा से प्रयास करत रह ेहैं और करत रहेंगे। इनमें से 
किसान पीएम मोदी के विकास के संकल्प में शीर्ष पर हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी की 1.0 सरकार के गठन के बाद 
से ही किसानों को सशक्त करने को लेकर पीएम के प्रयास किसी से छुपे नहीं हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के 10 साल के 
कार्यकाल में किसानों को लेकर सरकार ने कई शानदार फैसले लिए जिसने किसानों की दिशा और दशा दोनों 
सधुारने में अहम योगदान दिया।

मोदी सरकार की नीति है 
‘किसान फर्स्ट’

- रुचिर शुक्ल 
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किसानों की आमदनी बढ़ाने पर जोर

10 साल में किसानों की आमदनी दोगनुी करने के प्रयास के तहत पीएम मोदी की सरकार ने कृषि का बजट 
हर साल बढ़ाया। इसका बेहतर उपयोग कैसे हो इसे भी सनुिश्चित किया। इसके साथ ही नकदी खतेी के बेहतर 
विकल्प के बारे में किसानों को जागरूक करना, कृषि के लिए मिट्टी को स्वस्थ कैसे बनाया जाए इसकी जानकारी 
दनेा अहम रहा। खतेी के लिए किसानों को गणुवत्तापरू्ण बीज मिले ये सनुिश्चित कराना, किसानों को खतेी के लिए 
आसानी से ऋण कैसे मिले इसकी व्यवस्था करना भी शामिल रहा।

कृषि के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने पर फोकस

कृषि के बनुियादी ढांच ेको मजबतू कैसे बनाया जाए इसके लिए योजनाए ंबनाना। किसानों को आपदा के समय 
कैसे सहायता मिले, फसलों की बीमा कैसे हो। ज्यादातर कृषि उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मलू्य (एमएसपी) की 
व्यवस्था के साथ किसान अपनी फसल को बाजार तक कैसे पहुचंाए ंया किसानों की पहुचं बाजार तक कैसे 
हो इसकी व्यवस्था करना। किसानों को पारंपरिक खतेी के साथ नकदी खतेी के जरिए कैसे अतिरिक्त आय के 
अवसर बने इसके बारे में जागरूक करना। किसानों को वित्तीय सरुक्षा महुयैा कराना, कृषि में उन्नत तकनीक का 
उपयोग कैसे हो इसकी व्यवस्था करना से लेकर, अन्नदाता सम्मान जैसे काम किए हैं।

सीएम रहते गुजरात में उठाए थे कई बड़े कदम

पीएम मोदी का किसानों और कृषि के प्रति लगाव और उनके विकास की दिशा में काम करने का तरीका 
गजुरात के सीएम रहत भी वैसा ही था। उनके सीएम रहत गजुरात के किसानों ने तेजी से प्रगति की और गजुरात 
कृषि उत्पादों में आत्मनिर्भर बना। किसानों की दशा सधुरी और उन्हें खतेी की लागत से बहुत ज्यादा फसल 
बेचकर मनुाफा होने लगा। किसानों को सॉयल हले्थ कार्ड पीएम मोदी के समय में जारी किया गया। इससे 
किसानों को मिट्टी के बारे में परू्ण जानकारी मिल सके कि वह जिस मिट्टी पर फसल बोने वाले हैं वहां किस तरह 
की फसल के लिए वह मिट्टी बेहतर विकल्प ह।ै मिट्टी की स्वास्थ्य संरचना कैसी ह ैऔर उसकी उर्वरता क्षमता 
को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता ह।ै 22 करोड़ से अधिक मदृा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को अभी तक 
निःशलु्क वितरित किया गया ह।ै

किसानों को पद्म पुरस्कार से किया गया सम्मानित

पीएम नरेंद्र मोदी के इस दस साल के कार्यकाल में कई किसानों को पद्म परुस्कारों से भी सम्मानित किया गया। 
किसानों की आय कैसे बढ़े इसके लिए एक साल में कई बार एमएसपी में सधुार भी किया गया। मोदी सरकार 
के कार्यकाल में एमएसपी पर खरीदी में तेज उछाल भी दखेा गया। किसानों को फसल बीमा का लाभ दनेे के 
साथ पीएम किसान योजना और किसानों के खाते में हर साल 6000 रुपए की रकम सीध ेभजेना जैसे कामों के 
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साथ किसानों को सशक्त बनाने पर बल दिया गया। किसानों की फसल को लेकर कोल्ड चने, मगेा फूड पार्क  
के साथ ही कई और अन्य प्रकार के कृषि प्रसंस्करण बड़े पैमाने पर स्थापित किए गए। पीएम मोदी की सरकार 
‘आत्मनिर्भर भारत’ के साथ ही ‘आत्मनिर्भर किसान’ पर भी काम करती रही ह।ै

दस साल में कृषि बजट में 5 गुना तक बढ़ोतरी

मोदी सरकार के दस साल में कृषि बजट में 5 गनुा तक की बढ़ोतरी की गई ह।ै 2007-14 के बीच कृषि का 
बजट जहां 1.37 लाख करोड़ रुपए था वहीं 2014-25 के बीच यह बढ़कर 7.27 लाख करोड़ रुपए हो गया। 
किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल 6000 रुपए की जो राशि दी जाती ह।ै वह 
अब तक 11 करोड़ किसानों को दी गई ह।ै किसानों की फसल को बाजार मिले इसके लिए बनुियादी ढांच ेके 
निर्माण के लिए सरकार की तरफ से 1 लाख करोड़ रुपये का एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड दिया गया। पहली बार 22 
फसलों पर न्यूनतम समर्थन मलू्य का निर्धारण किया गया जो फसल की लागत मलू्य से 50 प्रतिशत अधिक था। 
जैविक खतेी को बढ़ावा दनेे के लिए पीएम मोदी की सरकार ने जो प्रयास किए वह परू्व में किसी भी सरकार के 
द्वारा नहीं किया गया।

पीएम मोदी ने किसानों को जो यरूिया खाद मिलता था उसकी कालाबाजारी को रोकने के लिए नीम कोटेड 
यरूिया की व्यवस्था कर दी। यरूिया के अवैध डायवर्सन को इससे परूी तरह रोक दिया गया और किसानों को अब 
खाद के लिए लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ती हैं। इसके अलावा, कई बेद पड़े खाद के कारखानों को फिर से शरुू 
किया गया जिससे नौकरियां पैदा होने के साथ उर्वरकों में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी ह।ै

2015-16 में जैविक खतेी को बढ़ावा दनेे के उद्देश्य से सरकार ने परम्परागत कृषि विकास योजना प्रारम्भ की 
जिसके तहत अब तक किसानों को 70 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति योजना 
के तहत जीरो बजट खतेी जहां शनू्य क्रेडिट  की आवश्यकता ह ैऔर यहां खतेी में रासायनिक उर्वरकों का भी 
उपयोग नहीं होता। इसको लेकर सरकार की तरफ से किसानों को जागरूक किया गया।

बीज और खाद पर खास फोकस

सरकार की तरफ से बेहतर बीज की उपलब्धता 2014-15 में 158.19 लाख क्विंटल थी जो 2022-23 में 
बढ़कर 514.26 लाख क्विंटल हो गया। किसानों की बाजार तक पहुचं बेहतर हो इसके लिए ग्रामीण सड़कों का 
जाल बिछाने का काम भी सरकार की तरफ से तेजी से किया गया। 2014-15 में जहां 4.19 लाख किलोमीटर 
ग्रामीण सड़कें  थी वह फरवरी 2023 तक 7.53 लाख किलोमीटर हो गया।

2014 में जहां 318.23 लाख मीट्रिक टन खाद्यानों को कोल्ड स्टोरज में रखने की क्षमता थी उसे फरवरी 
2023 तक बढ़ाकर 394.17 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया ह।ै 2007-14 के बीच जहां एमएसपी पर धान 



किसान कल्याण के दस वर्ष18

की खरीद 2.58 लाख करोड़ रुपए की हुई थी वह 2014-21 के बीच 187 प्रतिशत बढ़कर 7.43 लाख करोड़ हो 
गई। 2013-14 में की तलुना में धान के न्यूनतम समर्थन मलू्य में 2022-23 में 172 प्रतिशत का इजाफा हुआ।

वहीं, न्यूनतम समर्थन मलू्य पर गेहू ंकी खरीदी 2007-14 में 1.99 लाख करोड़ रुपए जो 2022-23 में 83 
प्रतिशत बढ़कर 3.65 लाख करोड़ रुपए हो गई। इसी तरह तिलहन की फसलों पर खरीदी और एमएसपी दोनों में 
बड़ा इजाफा हुआ ह।ै रबी की फसलों के लिए जहां 2010-11 में 1120 रुपए प्रति क्विंटल और 2013-14 में 
1400 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी तय थी वह नवंबर 2023-24 में बढ़कर 2275 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। 
मसरू की एमएसपी में भी 2013-14 के मकुाबले 2023-24 तक दोगनेु से ज्यादा का इजाफा हुआ ह।ै वैसे ही चने 
और जौ के न्यूनतम समर्थन मलू्य में इस दौरान बड़ा इजाफा किया गया ह।ै

मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी के न्यूनतम समर्थन मलू्य को भी दोगनेु से ज्यादा बढ़ाया गया ह।ै साथ 
ही मोदी सरकार की नीतियों की वजह से मोटे अनाज की मांग दशे के बाहर परूी दनुिया में अब तेजी से बढ़ी 
ह।ै एमएफपी और एमएसपी से लाभान्वित परिवारों की संख्या में भी 25 गनुा का इजाफा इन 10 सालों में हुआ 
ह।ै एमएसपी के तहत वन उत्पाद की संख्या में 8 गनुा से अधिक की वदृ्धि की गई ह।ै पहल 10 वन उत्पाद पर 
एमएसपी का लाभ मिलता था जो अब 87 हो गई ह।ै

2014 तक जहां 2 मगेा फूड पार्क  दशे में थे वह पीएम मोदी के 10 साल के कार्यकाल में बढ़कर 23 हो गए हैं। 
2014 तक दशे में कोल्ड चने जो 37 की संख्या में था 2023 तक उसकी संख्या 273 हो गई ह।ै कृषि के साथ 
दगु्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, शहद उत्पादन जैसी कई और गतिविधियों के जरिए नियमित आय के स्त्रोत किसानों 
के लिए बने इसके लिए भी सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई ह।ै ऐसे में सरकार की तरफ से नीली क्रांति के 
तहत बजट को 10 गनुा बढ़ाया गया ह।ै वहीं हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन को भी 26 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ाया गया ह।ै

(लेखक नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से जुड़े हैं. प्रस त्ुत विचार लेखक के निजी हैं)
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